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जिसका उत्‍तर 01 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।
.....
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन
1581. डा. चन्द्रपाल सिंह यादव: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने देश में मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने एवं हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री सिंचाई योजना आरम्भ की है; 
(ख) 
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किन-किन जिलों को सम्मिलित किया गया है; 
(ग)
क्या झांसी ललितपुर, जालौन जिलों को भी योजना में शामिल किया गया है, यदि हां, तो उपजिला/जिलास्तर पर किए गए अभी तक के कार्यों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और 
(घ) 
चिन्हित जिलों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर कार्यक्रम चलाकर आधुनिक सिंचाई प्रणाली से जोड़ने के निर्धारित लक्ष्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015-16 में वृहत जिला और राज्य सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई में समेकित निवेश हेतु प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करने के लिए शुरू की गई। इसमें सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला जैसे जल संसाधन, वितरण, कुशल उपयोग तथा सेवा विस्तार में संपूर्ण समाधान शामिल करने की परिकल्‍पना है। इसका केन्द्र खेत स्तर पर जल उपयोग क्षमता में सुधार तथा सृजित सिंचाई क्षमता तथा उसके उपयोग के मध्य अंतर को कम करना है।
(ख) से (घ) बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी जिलों को पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत कवर किया गया है।
ललितपुर के बारह जल निकायों और झांसी जिले के आठ जल निकायों को पीएमकेएसवाई- हर खेत को पानी की मरम्मत, पुनरूद्धार और पुनर्स्थापन (आरआरआर) स्कीम के तहत कवर किया गया है।
पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (27.12.2017 तक) के दौरान झांसी, ललितपुर और जलांऊ जिलों में पीएमकेएसवाई के हर बूंद से अधिक पैदावार घटक के तहत सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-
	जिला
	सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया क्षेत्र (हे.)
	पूरा करने का लक्ष्य

	झांसी
	1042
	विभिन्न कार्यकलापों के लिए जिले-वार लक्ष्य को दर्शाते हुए वार्षिक कार्रवाई योजना विकसित करने के लिए राज्यों को सशक्त बनाया गया है।
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